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भाग.. -IV 

PART....IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


: 


-- 


राजस्व विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 27 नवम्बर , 2015 
सं . फा . एस . आर. V / 2015 / 1501 - 14.-- पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16 / 1908 ) की धारा 7 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली में पहले से स्थापित उप पंजीयक V महरौली 
कार्यालय में से उप पंजीयक कार्यालय V (1), लाजपत नगर, नई दिल्ली का गठन तुरंत प्रभाव से राजस्व जिला दक्षिण - पूर्व में 
करते हैं । उपरोक्त अधिनियम के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु इस कार्यालय का कार्य क्षेत्र निम्न रहेगा: 

क्षेत्राधिकार का विवरण 
उप पंजीयक कार्यालय 

उप मण्डल का नाम राजस्व गांव 
ई - उप पंजीयक, लाजपत नगर / V (1) 

डिफैंस कॉलोनी 

1. बेहोल पुर । 
2. चक चीला । 
3. गढी झरया । 
4. जोगा बाई । 
5. खिजाबाद । 
6. किलोकरी । 
7. कोटला मुबारकपुर । 
8. नंगली रजापुर । 
9. औखला । 
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उप पंजीयक कार्यालय V महरौली (जिला दक्षिण - पूर्व), पंजीकरण अधिनियम , 1908 के तहत मौजूदा 2 उप मण्डल कालकाजी 
तथा सरिता विहार (जिला दक्षिण - पूर्व), के दस्तावेजों का पंजीकरण करेगा । 
उप पंजीयक कार्यालय उप मण्डल का नाम 

राजस्व गाव 
उप पंजीयक महरौली / V (पुराना) 

· कालकाजी 

1 . बहापुर । 
2. पुल प्रहलादपुर । 
3. तहखंड । 
4. तुगलकाबाद । 
5 . याकुटपुर । 
6. रायपुर खुर्द 


सरिता विहार 

1. आली । 
2. बदरपुर । 
3. जैतपुर । 
4. जसौला । 
5. कोटला महीगरा । 

6. मदनपुर खादर । 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से व उनके नाम पर, 

जूही मुखर्जी, विशेष सचिव ( राजस्व ) 


REVENUE DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 27th November, 2015 
.. No. F . SRV / 2015/1501 - 14. — In exercise of the power conferred by Section 7 of The Registration 
Act , 1908 (16 of 1908 ) the Government of the National Capital Territory of Delhi orders the establishment 
of e- Sub Registrar Office- V (I), Lajpat Nagar, at Old Gargi College Building, New Delhi from out of the 
existing Sub Registrar Office - V , Mehrauli , New Delhi inthe Revenue District ( South - East), with iinmediate 
effect. The jurisdiction of the said Office, for the purpose of registration of instruments under the said Act 
shall be as under: 
Name of the Sub -Registrar Office Name of the Revenue Sub 

Revenue Villages 
Division in South - East District 
e-SR Lajpat Nagar/ V (1 ) Defence Colony 

1. Beholpur 
2 . Chak Chila 
3 . Gari Jharya 
4 . Joga Bai 
5 . Khijrabad 
6 . Kilokari 
7. Kotla Mubarakpur 
8 . Nangli Razapur 

9 . Okhla 
The sub -Registrar Office - V , Mehrauli (Old ) (District South - East) shall henceforth register the 
instruments under the Registration Act, 1908 of existing two sub- divisions of District South - East i. e. Kalkaji 
and Sarita Vihar as given below : 
Name of the Sub -Registrar Nameof the Revenue Sub 

Revenue Villages 
Office 

Division in South - East District 
Kalkaji 

1 . Baha Pur 

Pul Pehaladapur 
3 . Raipur Khurd 

4 . Tehkhand 
SR -Mehrauli / V (Old) 

5 . Tughlakabad 
6 . Yakutpur 
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Sarita Vihar 


1 . Aali 
2 . Badarpur 
3 . Jaitpur 
4 . Jasola 
5 . Kotla Mahigra 
6 . Madan Pur Khadar 


By Order and in the Name of the Lt. Governor of 

the National Capital Territory of Delhi, 
JUHI MUKHERJEE, Special Secy. ( Revenue ) 


दिल्ली विधान सभा सचिवालय 

अधिसूचना 
दिल्ली, 27 नवम्बर, 2015 

2015 का विधेयक संख्या 15 
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली संशोधन ) विधेयक, 2015 
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 को , उसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू होने के संबंध 
में संशोधित करने के लिए विधेयक | 

सं . 21 (15) / आरसीएफसीई / 2015 / वि . स. स.-- VI / वि. / 7153.-- भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा निम्नलिखित अधिनियम बनाता है : 
1 . संक्षिप्त नाम , प्रसार और प्रारंभ - ( 1) इस अधिनियम का नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दिल्ली 
संशोधन ) अधिनियम , 2015 है । 
( 2) इसका प्रसार संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा । 
( 3 ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा । 
2. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 8 का संशोधन. - (जिसे इस अधिनियम 
में आगे मूल अधिनियम कहा गया है ) 
__ धारा 8 के खण्ड ( क ) के स्पष्टीकरण के विद्यमान खण्ड ( ii ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, नामतः:. 
"(iii ) प्रत्येक बालक द्वारा कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त किये जाने को सुनिश्चित करने की , बाध्यता अभिप्रेत है ; " | 
3. मूल अधिनियम की धारा 16 का संशोधन, - मूल अधिनियम की धारा 16 के अन्त में आये विद्यमान विराग चिहन “ " के 
स्थान पर विराम चिह्न ": " प्रतिस्थापित किया जायेगा और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, नामतः :-- 
" परन्तु यदि किसी बालक ने किसी कक्षा में कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं किया है, तो उसे उसी कक्षा में रोका जा 
सकेगा ।" 

उद्देश्यों और कारणों का कथन 
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण 
शिक्षा का अधिकार उपबंधित करता है किन्तु इस अधिनियम के क्रियान्वयन के पश्चात् ऐसा देखा गया है कि इस अधिनियम के 
कतिपय उपबंध गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रतिषिद्ध कर रहे हैं । आठवीं कक्षा तक किसी एक कक्षा में न रोकने की नीति ( No 
Detention Policy) से ऐसे बालकों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो किसी कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर 
रहें हैं । ये समस्याएं तब महसूस होती हैं जब इन बालकों को अगली कक्षा में आवश्यक रूप से प्रोन्नत कर दिया 
जाता है । 
- यह प्रस्तावित है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए और यह उपबंध करने के लिए कि बालकों को तब 
तक उच्चतर कक्षाओं में प्रोन्नत न किया जाये जब तक कि उन्होंने उस कक्षा का समुचित अधिगम स्तर प्राप्त न कर लिया हो , 
राज्य सरकार को पाबंद किया जाये । तदनुसार , अधिनियम की धारा 8 और 16 संशोधित की जानी प्रस्तावित है । 

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है । 
अतः विधेयक प्रस्तुत है । 

वित्तीय ज्ञापन 
इस विधेयक में सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय व्यय निहित नहीं है । 

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन 
इस विधेयक में किसी अधीनस्थ अधिकारी को किसी विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन की व्यवस्था नहीं है । 

एस. प्रसन्ना कुमार, सचिव 
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DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT 

NOTIFICATION 
Delhi, the 27th November, 2015 

Bill No. 15 of 2015 
THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (DELHIAMENDMENT) 

BILL , 2015 


А 


. 


Bill 
to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 in its application to the National Capital 
· Territory of Delhi. 

No. 21( 15 )/RCFCE /2015 /LAS- VI/Leg./ 7153. Be it enacted by the Legislative Assembly of the National 
Capital Territory ofDelhi in the Sixty -sixth Year of the Republic of India, as follows: 
1. Short title , extent and commencement. - (1) This Act may be called the Right of Children 10 Free and 

Compulsory Education (Delhi Amendment) Act, 2015 . 
(2) It shall extend to the whole of the National Capital Territory of Delhi. 

(3 ) It shall come into force at once . 
2 . Amendment of section 8 , in the Right of Children to Free and Computsory Education Act , 2009 

(hereinafter referred to as the principal Act). 
after the clause (ii) of the explanation to clause (a ) in section 8 , the following clause shall be added , namely: 
"( iii ) ensure achievement of class appropriate learning levelby every child ;" . 
3 . Amendment of section 16 , in the principal Act, 
in section 16 , for the existing punctuation mark “ .” , appearing at the end, the punctuation mark **." shall BC 
substituted and thereafter the following proviso shall be added , namely: 

“ Provided that if a child has not achieved class appropriate learning level in a class, he may be held back in 
that class .” 

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 
The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 provides right to al children to free and 
compulsory quality education but after the implementation of this Act some provisions are prohibiting quality 
education. No detention policy unto class 8th is creating problems to such children who are not attaining minimum level 
of learning of appropriate class. These problems are realized when these children are essentially promoted to the next 
class . 

It is proposed to bind the State Government to ensure quality education and to provide that children may not be 
promoted in higher classes unless they have acquired class appropriate learning level. Accordingly , sections 8 and 16 of 
the Aet are proposed to be amended . 

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. . . 
Hence the Bill. 

FINANCIAL MEMORANDUM 
The Bill does not involve any additional financial expenditure on the Government. 

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 
The Bill does not provide for delegation of legislative power on any subordinate authority . 

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA , Secy. 
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